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सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 995
(दिनांक 03.12.2012 को उत्तर देने के लिए)
अपराध संबंधी धारावाहिकों पर प्रतिबंध
995.  डॉ. योगेन्‍द्र पी. त्रिवेदी:
क्‍या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या टीवी पर चल रहे अपराध आधारित धारावाहिकों को देखकर बच्‍चे उनका अनुकरण कर रहे हैं और इससे आत्‍महत्‍या और अन्‍य प्रकार के अपराधों के मामले सामने आ रहे हैं; 
(ख) 
यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में राज्‍य-वार ऐसे कितने मामले सामने आए हैं;
(ग)
क्‍या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है; और 
(घ)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है\

उत्तर
सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) 
(श्री मनीष तिवारी)
(1)  एवं (ख): ऐसा कोई अध्‍ययन या रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है।
(ग) एवं (घ): प्राइवेट सैटेलाइट/केबल टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रमों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए  नियमों  के  प्रावधानों  के  अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम में
....जारी...
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प्रावधान है कि कार्यक्रम केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 में यथा निर्धारित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता के अनुसरण में होने चाहिए। कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं में उन समस्‍त सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है जिनका इन टीवी चैनलों द्वारा सख्‍ती से अनुपालन किया जाना आवश्‍यक होता है। कार्यक्रम संहिता के नियम 6(4) में प्रावधान है कि “इस बात को सुनिश्‍चित करने में सावधानी बरती जानी चाहिए कि बच्‍चों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों में किसी प्रकार की निकृष्‍ट भाषा या हिंसा के स्‍पष्‍ट दृश्‍य अंतर्विष्‍ट न हों”। कार्यक्रम संहिता में आगे यह भी प्रावधान है कि “बच्‍चों के लिए अनुपयुक्‍त कार्यक्रमों का केबल सेवा में ऐसे समय पर प्रसारण बिल्‍कुल नहीं किया जाना चाहिए जब बड़ी संख्‍या में बच्‍चे टीवी देख रहे हों”। इसके अतिरिक्‍त, विज्ञापन संहिता के नियम 7(7) में प्रावधान है कि “किसी ऐसे विज्ञापन का केबल सेवा में प्रसारण नहीं किया जाएगा जिससे बच्‍चों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता हो या जिससे उनमें हानिकर कार्यों के प्रति रुचि पैदा होती हो या जिसमें उन्‍हें भीख मांगते हुए या अशोभनीय या अभद्र तरीके से दर्शाया गया हो”। 
हाल ही में, ‘देख-रेख व सुरक्षा के जरूरतमंद बच्‍चों तथा कानून की उपेक्षा करने वाले किशोरों की अस्‍मिता की सुरक्षा’ के संबंध में राष्‍ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा एक निदेश जारी किया गया था। इस निदेश को सभी समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों और अन्‍य मनोरंजन चैनलों के बीच अनुपालनार्थ परिचालित कर दिया गया है।
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